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सरकार ने देश भर में हो रहे जलवायु परिवर्तन पर ध्यान दिया है। भारत सरकार के  पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
(एमओईएस) ने अपनी जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट जिसका शीर्षक "भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन
(https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-4327-2)" है, के  जरिए पूरे  देश में जलवायु परिवर्तन
के  असर का आकलन किया है। बीसवीं  सदी के  मध्य से, भारत में औसत तापमान में बढ़ोतरी; मॉनसून की
बारिश में कमी; बहुत अधिक तापमान और बारिश की घटनाएं , सूखे और समुद्र के  स्तर में बढ़ोतरी; और गंभीर
चक्रवातों की तीव्रता में बढ़ोतरी देखी गई है। मिट्टी का खराब होना और भूजल का कम होना सबसे गंभीर
पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों में से एक के  रूप में उभर रहा है।

सरकार ने पूरे  देश में पृथ्वी विज्ञान रिसर्च, क्षमता निर्माण और एजुके शनल इंफ्रास्ट्र क्चर को आगे बढ़ाने के  लिए
कई पहल की हैं। एमओईएस के  अंतर्गत समर्पित संस्थान जैसे भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान
(आईआईटीएम), भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), राष्ट्री य मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कें द्र
(एनसीएमआरडब्ल्यूएफ), भारतीय राष्ट्री य महासागर सूचना सेवा कें द्र (आईएनसीओआईएस), राष्ट्री य तटीय
अनुसंधान कें द्र (एनसीसीआर), राष्ट्री य भूकं प विज्ञान कें द्र (एनसीएस), राष्ट्री य ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान कें द्र
(एनसीपीओआर), राष्ट्री य समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी), समुद्री सजीव संसाधन एवं पारिस्थितिकी
कें द्र (सीएमएलआरई), राष्ट्री य पृथ्वी विज्ञान अध्ययन कें द्र (एनसीईएसएस) वायुमंडल, महासागरों और ध्रुवीय
प्रणालियों के  बीच संपर्क  में रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं, जो क्षेत्रीय जलवायु गतिशीलता और खराब मौसम के
पैटर्न में उनकी भूमिका पर ध्यान कें द्रित कर रहे हैं। आईआईटीएम, एमओईएस के  अंतर्गत प्रमुख क्षमता-निर्माण
पहल, पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में कु शल जनशक्ति का विकास (डीईएसके ) कार्यक्रम का नेतृत्व करता है, जिसका
उद्देश्य लक्षित क्षेत्रों में सीखने और पृथ्वी विज्ञान में सेमेस्टर-आधारित शिक्षा के  माध्यम से अकादमिक आदत
विकसित करना है। ट्रे  निंग प्रोग्राम, वर्क शॉप और जानकारी के  हस्तांतरण के  जरिए मौसम विज्ञान और आकलन
में वैज्ञानिक समुदाय की क्षमता को मजबूत करने के  भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके  कि
भारत के  पास जटिल जलवायु चुनौतियों को समझने और उनका उत्तर देने के  लिए जरूरी विशेषज्ञता हो।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) ने चक्रवात, भारी बारिश, सूखा और दू सरी खराब मौसम की स्थितियों जैसी
गंभीर मौसम घटनाओं के  लिए उन्नत प्रारं भिक चेतावनी प्रणाली तैयार की है। गंभीर मौसम की घटनाओं के  लिए
प्रारं भिक चेतावनी को एक अत्याधुनिक अवलोकन नेटवर्क  सहयोग करता है, जिसमें सतह, ऊपरी हवा, रिमोट
सेंसिंग अवलोकन, हाई-रिजॉल्यूशन डायनेमिकल मॉडल पर आधारित निर्बाध पूर्वानुमान प्रणाली और अलर्ट और
चेतावनी देने के  लिए जीआईएस-आधारित उपकरण शामिल हैं। पूरी व्यवस्था को आधुनिक टेलीकम्युनिके शन
टेक्नोलॉजी के  साथ एकीकृ त किया गया है, जिससे जानकारी समय पर और असरदार तरीके  से फै लाई जा सके ।

हाल ही में, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने एमओईएस के  दू सरे  कें द्रों के  साथ मिलकर एक अंतिम
छोर तक जाने वाली जीआईएस-आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) तैयार की है, जो पूरे  देश में, जिसमें
चक्रवात और दू सरी प्राकृ तिक आपदाओं से नियमित तौर पर प्रभावित होने वाले राज्य भी शामिल हैं, सभी तरह
के  मौसम के  खतरों का समय पर पता लगाने और उनकी निगरानी के  लिए प्रारं भिक चेतावनी प्रणाली के
शुरुआती बिंदु के  तौर पर काम कर रही है। इसे खास गंभीर मौसम मॉड्यूल्स से सहयोग मिलता है, जिससे
चक्रवात, भारी बारिश, सूखा वगैरह जैसी खराब मौसम की घटनाओं के  लिए समय पर असर-आधारित प्रारं भिक
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चेतावनी दी जा सके , जो इंसानी जिंदगी, रोजी-रोटी और इंफ्रास्ट्र क्चर को तबाह कर देती हैं। यह प्रणाली
ऐतिहासिक आंकड़ों का इस्तेमाल करती है, जिसमें गंभीर घटनाएं  शामिल हैं, साथ ही भारतीय क्षेत्र और उसके
आस-पास के  इलाकों के  लिए उपलब्ध त्वरित समय पर सतह और ऊपरी हवा के  मौसम संबंधी अवलोकन भी
शामिल हैं। इसमें हर 10 मिनट में उपलब्ध रडार अवलोकन और हर 15 मिनट में सैटेलाइट प्रोडक्ट भी शामिल
हैं। यह एमओईएस संस्थानों में चलाए जाने वाले कई मॉडलों से गणितीय मौसम पूर्वानुमान उत्पाद का भी
इस्तेमाल करता है। इनमें हाइपरलोकल, क्षेत्रीय और वैश्विक मॉडल शामिल हैं। इसके  अलावा, आईएमडी अपने
उन्नत अवलोकन नेटवर्क  और पूर्वानुमान प्रणालियों के  माध्यम से जीवन और संपत्ति की सुरक्षा में महत्वपूर्ण
भूमिका निभाता है, जिससे राष्ट्री य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के  साथ मिलकर समय पर तैयारी और
प्रतिक्रिया संभव हो पाती है। यह समन्वित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि सटीक और समय पर मौसम की
जानकारी अधिकारियों और जनता तक पहुंचे, जिससे पूरे  देश में आपदा जोखिम को कम करने के  प्रयासों को
बढ़ावा मिले।

कें द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) को तय जगहों पर संबंधित राज्य सरकारों को 24 घंटे तक की लीड टाइम के
साथ कम समय के  बाढ़ पूर्वानुमान जारी करने का काम सौंपा गया है। जब एक निश्चित सीमा तक पानी पहुंच
जाता है, तो समय पर बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं। सीडब्ल्यूसी ने बाढ़ की चेतावनियों को अधिकाधिक
लोगों तक पहुंचाने के  लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे राज्य सरकारें , एसडीएमए, एनडीएमए और आम जनता
बचाव के  तरीके  अपना सकें । इसके  साथ ही, देश में बाढ़ की स्थिति और 7 दिनों तक के  बाढ़ पूर्वानुमान से
संबंधित जानकारी को मोबाइल फोन के  जरिए आम जनता तक त्वरित समय पर पहुंचाने के  उद्देश्य से,
सीडब्ल्यूसी ने ‘फ्लडवॉच इंडिया’ मोबाइल एप्लिके शन का वर्जन 2.0 तैयार किया है, जो पूरे  देश में बाढ़ की
स्थिति के  बारे  में ताजा जानकारी देता है। इसके  साथ ही, यह देश के  150 बड़े जलाशयों में पानी के  स्टोरेज की
स्थिति के  बारे  में भी अतिरिक्त जानकारी देता है, जो उनके  निचले इलाकों में संभावित बाढ़ की स्थिति को बेहतर
ढंग से समझने में मदद करता है। 'फ्लडवॉच इंडिया' ऐप डाउनलोड के  लिए उपलब्ध है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) को देश के  भूस्खलन संभावित इलाकों में भूस्खलन अध्ययन करने का
काम सौंपा गया है। जुलाई 2024 में, कोलकाता में राष्ट्री य भूस्खलन पूर्वानुमान कें द्र (एनएलएफसी) के  उद् घाटन
के  साथ, जीएसआई ने दो राज्यों के  तीन जिलों, जैसे कि पश्चिम बंगाल के  दार्जिलिंग और कलिंपोंग जिले और
तमिलनाडु  के  नीलगिरी जिले, में भूस्खलन पूर्वानुमान को चालू करके  एक मील का पत्थर हासिल किया।
फिलहाल, आरएलएफएस आठ राज्यों (पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु , उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम,
नगालैंड, कर्नाटक और के रल) के  21 जिलों (04 कार्यान्वित और 17 प्रायोगिक) को कवर करता है। ये बुलेटिन
अगले 48 घंटों के  लिए दै निक तालुका/ सब-डिविजनल लेवल तक भूस्खलन होने की संभावना के  बारे  में
जानकारी देते हैं।

आईएमडी ने समय-समय पर नई तकनीकें  अपनाई हैं, जिससे पूरे  देश के  लिए, जिसमें चक्रवात, भारी बारिश,
सूखा आदि जैसी सभी तरह की खराब मौसम की घटनाओं से नियमित रूप से प्रभावित होने वाले राज्य भी
शामिल हैं, का पता लगाया जा सके , निगरानी की जा सके  और समय पर शुरुआती चेतावनी दी जा सके , जिनका
इंसानी जिंदगी, रोजी-रोटी और इंफ्रास्ट्र क्चर पर विनाशकारी असर होता है। इस दिशा में काफी प्रगति हुई है:

अतिरिक्त एडब्ल्यूएस, एआरजी, और डीडब्ल्यूआर आदि लगाकर अवलोकन प्रणाली को मजबूत करना।
डेटा इंटीग्रेशन में सुधार और जीआईएस-आधारित डीएसएस का विकास।
एनडब्ल्यूपी मॉडल और क्लाइमेट मॉडल में सुधार, साथ ही त्वरित समय पर सीमलेस मॉनिटरिंग,
पूर्वानुमान और शुरुआती चेतावनी प्रणाली।
पारंपरिक मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी से हटकर ज़िला/उप-शहर स्तर तक डायनामिक इम्पैक्ट और
रिस्क मैट्रि क्स के  साथ सेक्टर-विशिष्ट कलर-कोडेड इम्पैक्ट-आधारित पूर्वानुमान (आईबीएफ) और
जोखिम-आधारित चेतावनी (आरबीडब्ल्यू) की ओर बढ़ना।
एआई/ एमएल का एप्लिके शन।
बुलेटिन और चेतावनियों का अनुकू लन।
भारी मात्रा में डेटा को एकीकृ त करने और प्रोसेस की समझ और मॉडल फिजिक्स में सुधार के  साथ और
भी अधिक हाई रिजॉल्यूशन स्के ल पर मीसो-स्के ल, क्षेत्रीय और वैश्विक मॉडल चलाने के  लिए गणितीय
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क्षमता में काफी बढ़ोतरी। इस काम के  लिए सुपरकं प्यूटर (अर्का और अरुणिका) का इस्तेमाल किया जा
रहा है।
पंचायत मौसम सेवा।
मोबाइल ऐप, कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी), व्हॉट्सएप्प समूह वगैरह का इस्तेमाल करके  एक
अत्याधुनिक प्रसार प्रणाली।
आईएमडी ने मौसम पूर्वानुमान के  लिए ‘मौसम’ मोबाइल ऐप, कृ षि मौसम जानकारी के  प्रसार के  लिए
'मेघदू त' और बिजली गिरने की चेतावनी के  लिए 'दामिनी' तैयार किया है।

आईएमडी ने तेरह सबसे खतरनाक मौसम की घटनाओं के  लिए एक वेब-आधारित ऑनलाइन “क्लाइमेट हजार्ड
एं ड वल्नरिबिलिटी ऐटलस ऑफ इंडिया" भी जारी किया है, जो बड़े पैमाने पर नुकसान और आर्थिक, मानवीय
और पशुओं की हानि का कारण बनती हैं। इसे https://imdpune.gov.in/hazardatlas/abouthazard.html पर
देखा जा सकता है। यह ऐटलस राज्य सरकार के  अधिकारियों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को कें द्र बिंदु की
पहचान करने और मौसम की चरम घटनाओं से निपटने के  लिए योजना बनाने और उचित कार्यवाही करने में
मदद करेगा। यह उत्पाद जलवायु परिवर्तन के  प्रति लचीला इंफ्रास्ट्र क्चर बनाने में मदद करता है।

भारत सरकार ने हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के  अंतर्गत एक राष्ट्री य पहल, मिशन मौसम लॉन्च किया है।
इसका उद्देश्य भारत को जलवायु परिवर्तन और खराब मौसम की घटनाओं के  असर को कम करने और
समुदायों की सहनशक्ति को मजबूत करने के  लिए एक "मौसम के  लिए तैयार और जलवायु-स्मार्ट" देश बनाना
है। मिशन मौसम के  अंतर्गत, मौसम की भविष्यवाणी और जलवायु अनुमानों के  लिए एक हाइब्रिड पृथ्वी प्रणाली
मॉडलिंग फ्रे मवर्क  (एआई आधारित पैरामीटरीकरण के  साथ डायनामिकल मॉडल) तैयार करने के  लिए पहल
की जा रही है। इसके  साथ ही, भारत ने पृथ्वी प्रणाली मॉडलिंग के  लिए अत्याधुनिक हाई-परफॉर्मेंस कं प्यूटिंग
(एचपीसी) सिस्टम 'अर्का' (भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे में) और 'अरुणिका' (राष्ट्री य मध्यम
अवधि मौसम पूर्वानुमान कें द्र, नोएडा में) शुरू करके  अपनी एचपीसी की शक्ति बढ़ाई है। मिशन मौसम के
अंतर्गत एचपीसी सुविधाओं और पृथ्वी प्रणाली मॉडलिंग क्षमताओं को बढ़ाने की योजना है।

भारत के  अंदर राष्ट्री य रिसर्च संस्थानों के  बीच बेहतर सहयोग को प्रोत्साहन देने के  लिए कई पहल की गईं। प्रमुख
राष्ट्री य मिशन, जैसे कि मिशन मौसम, मॉनसून मिशन, और गहरा महासागर मिशन, आईआईटीएम, आईएमडी,
इसरो, एनसीएमआरडब्ल्यूएफ, आईएनसीओआईएस, एनआईओटी जैसे विभिन्न राष्ट्री य संस्थानों और राष्ट्री य
रिसर्च संस्थानों और विश्वविद्यालयों के  बीच सहयोग बढ़ाने के  लिए तैयार किए गए हैं। संयुक्त रिसर्च पहलों में
इसरो के  सैटेलाइट आंकड़ों को आईएमडी की पूर्वानुमान प्रणाली और अकादमिक संस्थानों से मिले रिसर्च
इनपुट के  साथ एकीकृ त किया जाता है। भारत मौसम और जलवायु रिसर्च पर और मौसम व जलवायु मॉडल
तैयार करने और बेहतर बनाने के  लिए कपल्ड मॉडल इंटरकं पेरिजन प्रोजेक्ट (सीएमआईपी), विश्व जलवायु
अनुसंधान कार्यक्रम (डब्ल्यूसीआरपी), विश्व मौसम अनुसंधान कार्यक्रम, आदि जैसे अंतर्राष्ट्री य कार्यक्रमों के  साथ
सक्रिय तौर पर सहयोग कर रहा है। इन मॉडलों का लक्ष्य वायुमंडल, महासागर और ध्रुवीय क्षेत्रों के  बीच के
संबंधों को समझना और पूर्वानुमान लगाना है, जो क्षेत्रीय चरम सीमाओं और जलवायु प्रभावों को समझने के  लिए
महत्वपूर्ण है। ये सामूहिक कार्य पृथ्वी प्रणाली की बातचीत की अधिक मजबूत समझ में योगदान करते हैं, जो
भीषण मौसम और जलवायु परिवर्तन के  प्रभावों के  प्रति भारत के  लचीलेपन को बढ़ाने के  लिए आवश्यक है।

***
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